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बिहार में अभिवंचित समुदाय के बच्चों 

को शिक्षाधिकार दिलाने में विद्यालय 
शिक्षा समिति की भूमिका
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निःशलु्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत विद्यालय शिक्षा समिति वस्तुतः विद्यालय 
के सवु्यवस्थित प्रबंधन हते ुगठित की गई ह।ै इसका उद्देश्य ह ैक‍ि समावेशी और गणुवत्तापूर्ण प्रारंभिक स्तर 
तक की शिक्षा सभी बच्चों विशषेकर अभिवंचित समदुाय को प्राप्‍त हो सके। विद्यालय शिक्षा समिति का 
जो प्रारूप शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में निर्धारित ह ैकि लोक भागीदारी की भावना के अनरुूप 
समाज के सभी जाति वर्ग के लोगों, चाह ेवह दशे में कहीं भी निवास करते हों, उनके 6–14 आय ुवर्ग के बच्चे 
विद्यालय में नामांकित हो सकें , नियमित रूप से निर्धारित समयानकुूल  शिक्षा ग्रहण कर सकें  और प्रारंभिक स्तर 
की निर्धारित दक्षता को प्राप्‍त कर सकें । परंत ुविद्यालय शिक्षा समिति की लचर कार्य प्रणाली के कारण यह 
प्रभावकारी ढँग से कार्य नहीं कर पा रही ह ैजिससे अभिवचंित वर्ग के बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही ह।ै अतः 
आवश्यकता इस बात की ह ैकि विद्यालय शिक्षा समिति को सक्षम और सक्रिय बनाने का शीघ्र सनुियोजित 
प्रयास हो जिससे अभिवंचित समदुाय के बच्चों के शकै्षणिक विकास के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओ ं
को रेखांकित कर उसे दरू किया जा सके। प्रस्तुत आलेख में विद्यालय शिक्षा समिति की सक्रिय भागीदारी से 
अभिवंचित समदुाय के बच्चों को शिक्षाधिकार दिलाने पर विस्तृत चर्चा की गई ह।ै 
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निःशलु्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 
2009 के तहत विद्यालय शिक्षा समिति वस्तुतः 
विद्यालय के सुव्यवस्थित प्रबंधन हेतु गठित की 
गई ह।ै इसका अंतर्निहित अभीष्‍ट मूल रूप से लोक 
भागीदारी के द्वारा विद्यालय में सवु्यवस्थित व्यवस्था 
करना ह ैताकि समावेशी और गणुवत्तापूर्ण प्रारंभिक 
स्तर तक की शिक्षा सभी बच्चों को प्रदान की जा 

सके। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के 
लक्ष्य एवं भावना के अनरुूप समाज के सभी जाति 
वर्ग के लोगों, चाहे वह देश में कहीं भी निवास 
करते हों, उनके 6–14 आय ुवर्ग के बच्चे विद्यालय 
में नामांकित हो सकें , नियमित रूप से निर्धारित 
समयानकुूल  शिक्षा ग्रहण कर सकें  और प्रारंभिक स्तर 
की निर्धारित दक्षता को प्राप्‍त कर सकें । विद्यालय 
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शिक्षा समिति इन्हीं व्यापक लक्ष्यों को कें द्र में रख 
कर कार्य करे, यह अपरिहार्य ह।ै
1.	 भारत सरकार द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार 

अधिनियम, 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति 
नाम दिया गया ह ै लेकिन इस अधिनियम के 
आधार पर बिहार सरकार द्वारा निर्गत नियमावली 
में विद्यालय शिक्षा समिति से इसे नामित किया 
गया ह,ै इसलिए इस रचना में विद्यालय शिक्षा 
समिति नाम की चर्चा ह ैजिसका अर्थ विद्यालय 
प्रबंधन समिति से ह।ै

2.	 पंचायती राज अधिनियम, 1993 में भी ग्राम 
पंचायत स्तर पर शिक्षा समिति बनाने का 
अधिकार ह ैजिसका कार्य संबंधित ग्राम पंचायत 
के तहत पड़ने वाले सभी प्रारंभिक विद्यालयों को 
नियंत्रित करना ह।ै

3.	 राष्‍ट्रीय यवुा स्वयं सेवक की नियकु्‍ति कें द्र सरकार 
के यवुा कार्य मतं्रालय द्वारा दशे के प्रत्येक ज़‍िल 
में स्थापित नेहरू यवुा कें द्र द्वारा प्रत्येक ज़‍िल 
के प्रत्येक प्रखडं में की जाती ह ैजिन्हें नियमित 
मानदये भी दिया जाता ह।ै इसी तरह नेहरू यवुा 
कें द्र द्वारा ज़‍िल के प्रत्येक पंचायत में यवुा क्लब 
और महिला मडंल का भी गठन किया जाता ह।ै

4.	 सहभागी शिक्षण आकलन पद्धति नवीनतम 
सामाजिक अध्ययन प्रक्रिया माइक्रो प्लानिग 
का एक अगं ह ै जिसके माध्यम से शिक्षा क्षेत्र 
की वास्तविक स्थिति सामने आ जाती ह ैजिससे 
बच्चों को शिक्षा की मखु्यधारा से जोड़ने में 
सहभागी योजना निर्मित की जा सकती ह।ै
विदित ह ै कि भारतीय समाज में अभिवंचित 

समदुाय का अर्थ व्यक्‍तियों के वैसे समूह से ह ैजो 
सामाजिक और आर्थिक दृष्‍टि से अत्यधिक पिछड़े हैं 
और भारतीय सवंिधान की धारा 341 की उपधारा (1) 

के तहत इन्हें अनसुूचित जाति/अनसुूचित जनजाति 
के रूप में अधिसूचित किया गया और धारा 366 की 
उपधारा (24) के तहत इसे पारिभाषित किया गया ह।ै 
हमारे संविधान निर्माताओ ंने इनके उत्थान के लिए 
सवंिधान में विशषे व्यवस्था करते हुए कई परियोजनाए ँ
लाग ूकी। इस समदुाय के बच्चों में प्रारंभिक शिक्षा के 
लिए भी कई योजनाए ँबनाई और लाग ूभी की गइ�। 
फिर भी लगभग 7 दशक के बीतने की स्थिति तक इस 
दिशा में कोई अपेक्षित लाभ नहीं हुआ। अभिवंचित 
समदुाय के बच्चों में तो प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति 
अपेक्षाकृत ज़्यादा दयनीय आँकी गई। शिक्षाविदों 
और समाज वैज्ञानिकों ने पिछले अनभुव के आधार 
पर यह माना कि‍ प्रारंभिक शिक्षा को सनुिश्‍चित करने 
में, विगत प्रयासों में स्थानीय लोगों की सहभागिता 
नहीं ली गई थी। इसलिए 2009 में संविधान में 86वें 
संशोधन के द्वारा 6–14 आय ुवर्ग के बच्चों के लिए 
निःशलु्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम बनाया गया 
तो इसमें विद्यालय शिक्षा समिति बनाने का प्रावधान 
लाया गया ताकि स्थानीय लोगों की सहभागिता 
सनुिश्‍चित हो सके। इतना ही नहीं इसे उक्‍त आय ु
वर्ग के बच्चों के लिए ‘मौलक अधिकार’ माना गया 
ह।ै इसे कें द्र सरकार का एक ऐतिहासिक कदम माना 
गया। इस तरह सभी बच्चों का शत-प्रतिशत नामाकंन, 
विद्यालय में उनका नियमित ठहराव और अपेक्षित 
शैक्षणिक लाभ को सनुिश्‍चित करने के लिए इसे 
नवाचारी और ठोस प्रयास माना गया ह।ै

विद्यालय शिक्षा समिति का गठन 
प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के पिछले प्रयासों 
को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम में कुछ मौलिक 
बातों को सामाजिक और वैज्ञानिक कसौटी पर  
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जाँच-परख कर शामिल किया गया ह।ै वह यह कि 
निःशलु्क एव ंअनिवार्य शिक्षा का अध‍िकार अधिनियम, 
2009, 1 अप्रैल, 2010 से लाग ूकिया गया ह ैताकि 
निर्धारित आय ुवर्ग के समाज के सभी वर्गों के बच्चों 
की प्रारंभिक शिक्षा सनुिश्‍चित हो सके। इस अधिनियम 
की धारा 21 और 22 के तहत राज्य सरकार/स्थानीय 
प्राधिकार द्वारा स्थापित, नियंत्रित एवं धारित प्रत्येक 
प्रारंभिक विद्यालयों में एक ‘विद्यालय शिक्षा समिति’ 
के गठन को अनिवार्य माना गया। इस समिति 17 
सदस्यीय के गठन की भी एक ऐसी रूपरेखा तैयार 
की गई ह ैजिसमें अभिभावक, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, 
छात्र-छात्रा के प्रतिनिधि सहित कई अन्य लोगों को 
शामिल किया गया ह ैजिससे एक मज़बतू लोकतांत्रिक 
ढाँच ेका निर्माण हो सके। इसके लिए यह आवश्यक 
माना गया ह ैकि‍ संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक 
संबंधित संकुल के समन्वयक की सहमति से एक 
निश्‍चित तिथि का निर्धारण कर संबंधित विद्यालय 
में नामांकित विद्यार्थियों एवं अन्य व्यक्‍तियों की एक 
आम सभा बलुाएगँे। इस आम सभा की सूचना सभी 
निर्धारित व्यक्‍तियों को सूचना पंजी के माध्यम से 
दी जाएगी और संकूल  समसमंव्यक की दखेरेख में 
चनुाव कार्य संपन्न किए जाएगँे। यदि समिति के गठन 
के विरुद्ध किसी को आपत्ति होती ह ैतो यह प्रावधान 
बनाया गया है कि ज़‍िला कार्यक्रम पदाधिकारी 
(प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान) को 
समिति गठन होने के 15 दिनों के अदंर आपत्ति दायर 
करेंगे, जिसकी सनुवाई आपत्ति दायर करने के एक 
महीने अर्थात् ्30 दिनों के अदंर होगी। इस समिति 
का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होगा और समिति का 
पनुर्गठन समिति के कार्यकाल परूा होने के पूर्व किया 
जा सकेगा।

विद्यालय शिक्षा समिति की सदस्यता के लिए 
आवश्यक शर्तें
विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य बनने के लिए भी 
कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। जसेै— यह कि विद्यालय 
के पूर्ववर्ती वर्गों में जिन बच्चों की उपस्थिति 50 
प्रत‍िशत से कम रहती ह।ै ऐसे बच्चों की माताए ँसमिति 
के सदस्य के रूप में चयनित नहीं की जा सकती हैं, 
लेकिन वर्ग 1 के बच्चों की माताओ ंके मामल में यह 
लाग ूनहीं होता ह।ै

जहाँ तक विद्यालय शिक्षा समिति की बैठकों का 
सवाल ह,ै शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनसुार 
इसकी बैठक समिति के अध्यक्ष की सहमति से सचिव 
द्वारा प्रत्येक माह बलुाई जानी ह।ै यदि अध्यक्ष द्वारा 
लगातार तीन महीने तक बैठक नहीं बलुाई जाती ह ै
तो प्रखडं शिक्षा प्रसार पदाधिकारी समिति के सचिव 
को बैठक बलुाने का निर्देश द ेसकता ह।ै इस संदर्भ 
में यह भी स्मरणीय ह ैकि यदि ऐसी बैठक में अध्यक्ष 
उपस्थित नहीं होते हैं तो उपस्थित सदस्य अपने में से 
दनैिक अध्यक्ष का चनुाव कर लेंगे।

जब ज़‍िला शिक्षा पदाधिकारी/उप-विकास 
आयुक्‍त/ज़‍िला पदाधिकारी को यह ज्ञात हो कि 
विद्यालय शिक्षा समिति अपने दायित्वों का पालन 
विधिवत नहीं कर रही है तो उन्हें यह अधिकार 
दिया गया ह ै कि वे उस समिति को विघटित कर 
पनुः अग्रलिखित प्रक्रिया के द्वारा नयी समिति का 
गठन कर लें। इस संदर्भ में यह भी जि़क्र करना 
अनिवार्य होगा कि यदि कोई सदस्य लगातार तीन 
बैठकों में अनपुस्थित होते हैं तो प्रखडं शिक्षा प्रसार 
पदाधिकारी की उपस्थिति में आयोजित विद्यालय 
शिक्षा समिति की बैठक में निर्णय लेकर वैसे सदस्य 
की सदस्यता को समाप्‍त क‍िया जा सकता ह।ै इसी 
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तरह यदि कोई सदस्य अपनी मर्ज़ी से त्यागपत्र दतेा 
है तो विद्यालय शिक्षा समिति उसे स्वीकार कर  
सकती ह।ै

इसके अतिरिक्‍त नामांकन और वर्ग से उत्तीर्ण होने 
की प्रक्रिया को भी सरल बनाते हुए यह व्यवस्था की 
गई ह ैकि बच्चों के नामांकन में जन्म प्रमाण-पत्र एवं 
स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता समाप्‍त कर दी 
गई ह।ै प्रारंभिक शिक्षा परूी होने तक किसी विद्यार्थी 
को किसी वर्ग में फेल नहीं करने तथा उसे समकक्ष 
वर्ग में लाने के लिए शिक्षकों को विशषे शिक्षा दनेे के 
प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई ह।ै इतना ही नहीं 
सभी बच्चों विशषेकर अभिवंचित वर्ग के बच्चों की 
पहुचँ ‌विद्यालय तक हो सके, इसके लिए प्रत्येक एक 
किलोमीटर पर प्राथमिक एवं प्रत्येक तीन किलोमीटर 
पर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की बात कही गई 
ह।ै हालाँकि, बिहार में इस दरूी के मापदडं को बदला 
गया ह ैक्योंकि यहाँ के गाँव विभिन्न टोलों में बँटे हैं 
और अधिक दरूी वाले टोलों में ज़्यादातर अभिवंचित 
समदुाय के लोग ही बसते हैं। इसलिए बिहार में सभी 
टोलों/बसावटों से ही, 1 तथा 3 किलोमीटर मापने का 
मापदडं निर्धारित किया गया ह।ै

इस अधिनियम में व्यवस्था की गई ह ैकि प्रत्येक 
गठित विद्यालय शिक्षा समिति के लिए समिति के नाम 
से किसी राष्‍ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में खाता 
खोलने की भी व्यवस्था ह।ै इसका संचालन विद्यालय 
शिक्षा समिति के अध्यक्ष, सचिव तथा संबंधित 
विद्यालय के प्रधानाध्यापक के संयकु्‍त हस्ताक्षर से 
करने का निर्देश ह।ै इस खाते में सरकार द्वारा दये 
राशि के अतिरिक्‍त जन सहयोग से प्राप्‍त राशि रखी 
जाएगी। इस खाते का वार्षिक अकेंक्षण भी नियमित 

रूप से होना ह।ै इस संदर्भ में यह भी प्रावधान ह ैकि 
यदि कोई निजी दाता एक लाख रुपये तक अपनी 
मर्ज़ी से दान दतेा ह ैतो दाता की मर्ज़ी से चापाकल, 
शौचालय आदि का निर्माण किया जा सकता ह।ै यदि 
वहीं व्यक्‍ति एक करोड़ रुपये का दान दतेा ह ैतो उससे 
दाता अथवा उनकी सहमति से किसी व्यक्‍ति का नाम 
विद्यालय के मखु्य द्वार पर अकंित किया जा सकता ह।ै

17 सदस्यीय इस समिति के गठन में निम्नलिखित 
तरह के व्यक्‍तियों के सदस्य होने की अनिवार्यता 
सनुिश्‍चित की गई ह—ै

•• ग्राम पंचायत/नगर निकाय से संबंधित वार्ड के 
वार्ड सदस्य जिसमें विद्यालय अवस्थित ह—ै 
1 पदने अध्यक्ष

•• विद्यालय का प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक— 
1 सदस्य

•• छात्र-छात्राओ ंकी माताए ँ(चयनित)— 9 सदस्य, 
जिसमें पिछड़ा वर्ग से 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2, 
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से 2, 
सामान्य जाति से 2, तथा 1 नि:शक्‍त बच्चों 
की माता

•• जीविका के ग्राम एवं महिला समूह के अध्यक्ष/
प्रधान— 2 सदस्य

•• छात्र प्रतिनिधि (चयनित)— 2 सदस्य
•• विद्यालय के वरीयतम शिक्षक— 1 सदस्य
•• दाता, ज‍िसने सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के 
अनुसार अधिकतम भूमि दान दी हो अथवा 
विद्यालय निधि में 10 लाख रुपये से अधिक 
राशि दी हो तो उन्हें या उनके द्वारा नामित उनके 
परिवार का कोई 1 सदस्य (विशषे आमतं्रित)
(समिति के सचिव का चयन चयनित सदस्यों 

के द्वारा अपने में से बहुमत से करने का प्रावधान ह।ै)
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विद्यालय शिक्षा समिति के अधिकार
स्पष्‍ट है कि प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा के 
सार्वभौमिकीकरण को सनुिश्‍चित करने हतेु स्थानीय 
लोगों या यूँ कहें कि सामाजिक अभिकर्ताओ ंको 
विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से काफ़ी हद 
तक ज़‍िम्मेदार बनाया गया ह।ै ज़ाहिर ह ैइसे व्यापक 
अधिकार भी दिए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं—

•• विद्यालय के  विधि वत  संच ालन  का 
अनशु्रवण करना।

•• विभिन्न स्रोतों से प्राप्‍त कोष का विद्यालय के 
हित में उपयोग करना।

•• विद्यालय के पोषक क्षेत्र (1अथवा 3 किलोमीटर) 
के अतंर्गत 6–4 आय ुवर्ग के सभी वर्ग के बच्चों 
का शत प्रतिशत नामांकन सनुिश्‍चित करना।

•• शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के 
सदृश्य विद्यालय भवनों का निर्माण तथा 
रखरखाव करना।

•• मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना एवं उसकी 
गणुवत्ता बरकरार रखना।

•• शिक्षकों की नियमित उपस्थिति एवं उनके द्वारा 
दी जा रही शिक्षा की गणुवत्ता को सनुिश्‍चित 
करना।

•• शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के साथ लिंग, जाति 
या दिव्यांगता के आधार पर भदेभाव नहीं करने 
के प्रति सतर्क  रहना।

•• शिक्षकों को गैर शकै्षणिक कार्यों से मकु्‍त रखना।
•• नये वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के दो माह पूर्व 
प्रखडं शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के दखेरेख में 
विद्यालय की विकास योजना तैयार कर उस 
पर विद्यालय शिक्षा समिति का अनमुोदन प्राप्‍त 

कर स्वीकृति हते ुज़‍िला शिक्षा पदाधिकारी को 
प्रेषित करना।

•• अन्य ऐसे तात्कालिक कार्य जो शैक्षणिक 
वातावरण बहाल करने हते ुआवश्यक हों।
विद्यालय शिक्षा समिति संबंधित तमाम प्रावधानों 

के अध्ययन से यह तो स्पष्‍ट ह ैकि स्वातंत्र्योत्तर भारत 
में सरकार द्वारा किए गए तमाम प्रयासों की सफलता 
एवं असफलता को ध्यान में रखकर, व्यावहारिक 
एवं वैज्ञानिक दृष्‍टिकोण को सामने रखकर शिक्षा का 
अधिकार अधिनियम, 2009 की रूपरेखा तैयार कर 
लाग ूकिया गया ह।ै विद्यालय शिक्षा समिति के गठन 
में इस बात पर सर्वाधिक ध्यान रखा गया ह ैकि इस 
समिति में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। यह एक 
महत्वपूर्ण बात ह।ै विद्यालय संबंधी कार्यों में भी इस 
समिति की सहभागिता सनुिश्‍चित की गई ह।ै यह भी 
‘विकें द्रित व्यवस्था’ और ‘समावेशी शिक्षा नीति’ का 
सूचक ह ैजिसका अभाव पूर्व के प्रारंभिक स्तर की 
शिक्षा व्यवस्था में दखेा जाता रहा ह।ै

इन सब खूबियों के बावजदू इसमें कई खामियाँ 
उभर कर सामने आती हैं। सबसे पहले तो यह दखेा 
गया ह ैकि विद्यालय शिक्षा समिति की नियमित बैठकें  
हो रही हैं या नहीं। यदि होती भी हैं तो प्रभावशाली 
लोग अभिवंचित समुदाय के सदस्यों को या तो 
बलुाते ही नहीं हैं या फिर उनकी बातों को सनुा ही 
नहीं जाता ह।ै आनन-फानन में बैठक कर ली जाती 
ह ैऔर अभिवंचित समदुाय के बच्चों के हित में कोई 
ठोस निर्णय भी नहीं लिया जाता ह।ै विद्यालय शिक्षा 
समिति के सदस्य को किसी भी तरह के प्रशासनिक 
हस्तक्षेप का अधिकार नहीं ह।ै इस क्रम में यह भी 
अनभुव किया जा रहा ह ै कि कोई सदस्य खासकर 
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अभिवंचित समदुाय के सदस्य यदि कोई प्रस्ताव 
लाते हैं या फिर जाति के आधार पर भदेभाव या फिर 
कोई अन्य समस्या से संबंधित प्रस्ताव हो और यदि 
वह अन्य समदुाय के बच्चों और शिक्षकों के हित 
में नहीं होता ह ैतो प्रभावशाली सदस्य ऐसे प्रस्ताव 
को शामिल ही नहीं होने दतेे हैं। ऐसे में सदस्यों को 
प्रशासनिक हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होने के कारण 
उसे लाग ूनहीं करवा पाते हैं।

पचंायती राज अधिनियम, 1993 के तहत प्रारंभिक 
शिक्षा को पंचायत के दायरे में रखा गया ह ैलेकिन 
इस विद्यालय शिक्षा समिति के गठन में मात्र उस वार्ड 
सदस्य को शामिल किया गया ह ैजिसके वार्ड के तहत 
विद्यालय अवस्थित ह।ै इसके अतिरिक्‍त कहीं भी ग्राम 
पंचायत के सदस्यों की सहभागिता को शामिल नहीं 
किया गया ह ैजबकि बिहार में इस स्तर के शिक्षकों 
की नियकु्‍ति कई स्तरों से होती ह ै जिसमें एक स्तर 
पंचायत भी ह,ै अर्थात् ्पंचायत को भी अधिकार ह ै
कि वह अपने स्तर से प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों 
की नियकु्‍ति कर सकती ह।ै एक बात यह भी ह ैकि 
ग्राम पंचायत स्तर पर गठित शिक्षा समिति के सदस्यों 
को भी इस विद्यालय शिक्षा समिति में न तो शामिल 
किया गया ह ैऔर न ही दोनों समितियों में किसी तरह 
का तालमल स्थापित किया गया ह।ै यहाँ विरोधाभास 
ह ै कि एक ही ग्राम पंचायत में गठित दो तरह की 
समितियाँ अपने-अपने स्तर पर स्वतंत्र अस्तित्व में 
हैं जो व्यावहारिक नहीं ह।ै दसूरी बात यह ह ैकि इस 
विद्यालय शिक्षा समिति में दिव्यांगों की सदस्यता को 
एक प्रतिनिधि के रूप में तो शामिल किया गया ह ै
लेकिन किसी दिव्‍यांग को सदस्य बनाने के प्रावधान 
को नज़रअदंाज़ किया गया ह।ै यह एक बड़ी कमी 
ह।ै साथ ही यह शिक्षा के समावेशी सिद्धांत और 

विकलांग व्यक्‍तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 का 
खलुा उल ल्ंघन ह।ै इस संदर्भ में यहाँ यह जि़क्र करना 
समीचीन होगा कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग 
ने माह जलुाई, 2020 में शिक्षकों के बड़े पैमाने पर 
नियकु्‍ति हते ुविज्ञापन प्रकशित किया जिसमें दिव्यांगों 
(नेत्रहीन श्रेणी) के लिए कोई स्थान सरुक्षित नहीं था। 
ऐसी स्थिति में एक जनहित याचिका पर पटना उच्च 
न्यायालय, पटना ने इस रिक्‍ति पर आगे के निर्धारित 
कार्य को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया।

विद्यालय शिक्षा समिति में सदस्यों के रूप में 
शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर चकेु व्यक्‍ति यथा अवकाश 
प्राप्‍त शिक्षक को भी शामिल करने का प्रावधान नहीं 
ह ैजिससे कि विद्यार्थियों को उनके अनभुव का लाभ 
मिल सके। ऐसे स्वयंसेवी संस्थान जो शिक्षा के क्षेत्र 
में कार्य कर रह ेहों या फिर अन्य सरकारी संगठन यथा 
नेहरू यवुा कें द्र द्वारा गठित यवुा क्लब, महिला मडंल 
या फिर उनके द्वारा नियकु्‍त राष्‍ट्रीय यवुा स्वयंसेवक  

को भी शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं ह।ै
इस अधिनियम के तहत विद्यालय शिक्षा 

समिति को विद्यालय के लिए वार्षिक योजना बनाने 
का अधिकार तो दिया गया ह ैलेकिन इस तकनीकी 
कार्य को करने हते ुइनके सदस्यों को किसी तरह के 
प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की गई ह।ै यही नहीं इसके 
सदस्यों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के 
प्रावधानों को जानने और समझने के लिए न तो किसी 
तरह के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई ह ैऔर न ही 
उन्मुखीकरण की, जबकि अधिनियम की भावना को 
समझने के लिए यह परम आवश्यक ह।ै

यह भी ध्यातव्य है कि प्रारंभिक शिक्षा के 
सार्वभौमीकरण हेतु विद्यालय के पोषक क्षेत्र का 
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‘शकै्षणिक सहभागी आकलन’ किया जाना चाहिए 
ताकि सदस्यों को यह ज्ञात हो सके कि किस विद्यार्थी 
की सामाजिक और पारिवारिक स्थिति क्या ह?ै क्यों 
वे अब तक प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रह ेहैं? आगे वे 
कैसे नियमित शिक्षा प्राप्‍त कर सकते हैं? आदि। ऐसा 
करके ही विद्यालय शिक्षा समिति अभिवंचित समदुाय 
के बच्चों की परेशानियों का सहभागी आकलन कर 
पाएगँ ेऔर उसके निवारण का सटीक प्रयास कर पाएगँे 
तथा प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का लक्ष्य 
परूा कर पाएगँे। यह सहभागी पद्धति से समस्याओ ंके 
सही आकलन करने की एक अत्याधनुिक तकनीक 
ह ै जिसे इस अधिनियम में नज़रअदंाज़ किया गया 
ह।ै इस विद्यालय शिक्षा समिति में ग्रामीण लोगों से 
लेकर प्रखडं और ज़‍िला स्तर के पदाधिकारि‍यों की 
भूमिका की तो चर्चा ह ैलेकिन विद्यार्थियों के शकै्षणिक 
गणुवत्ता और शैक्षणिक उपलब्धि को आँकने की 
तकनीक की चर्चा कहीं भी नहीं की गई ह ैजो एक 
आवश्यक पहलू ह।ै इस कड़ी में यह बात भी जोड़ी 
जा सकती ह ैकि विभिन्न तरह की आपदा की स्थिति 
में विद्यालय शिक्षा समिति की भूमिका क्या होगी, 
इसे भी इस अधिनियम में नज़रअदंाज़ किया गया ह।ै 

अतः आवश्यकता इस बात की ह ैकि विद्यालय 
शिक्षा समिति को सक्षम और सक्रिय बनाने के 
शीघ्र सनुियोजित प्रयास हों और वे विद्यालय के 
विकास के कें द्रबिद ुमें अभिवंचित समदुाय के बच्चों 
की समस्याओ ं को रखकर विद्यालय के विकास, 
अनशु्रवण, उत्प्रेरण और पर्यवेक्षण की योजना बनाए ँ
तथा अभिवंचित वर्ग के बच्चों के शकै्षणिक विकास 
के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओ ंको रेखांकित 
कर उसे दरू करने का प्रयास करें।

निष्कर्ष
कुल मिलाकर निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता 
ह ैकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत 
विद्यालय शिक्षा समिति का गठन स्थानीय स्तर पर 
लोक भागीदारी को सनुिश्‍चित कर समावेशी शिक्षा 
को सनुिश्‍चित करने के लिए किया गया ह,ै जिसका 
अभाव पूर्व के प्रयासों में था। यहाँ यह कहना समीचीन 
होगा कि विद्यालय शिक्षा समिति की कार्यप्रणाली 
प्रभावकारी प्रतीत नहीं होती ह।ै साथ ही विद्यालय की 
सामान्य समस्याओ ंके साथ-साथ अभिवचंित वर्ग के 
बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा दनेे हते ुकोई ठोस पहल 
भी नहीं हो रही ह।ै इसके कतिपय कारण हैं, जिसमें 
मखु्य यह ह ैकि विद्यालय शिक्षा समिति के प्रतिनिधि 
का सही चनुाव नहीं होता ह।ै इन्हें विद्यालय विकास 
एवं प्रबंधन तथा बच्चों की समस्या से संबंधित 
त्वरित पहल की वित्तीय और प्रशासनिक हस्तक्षेप 
की गुंजाइश नहीं के बराबर होना, विद्यालय शिक्षा 
समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित करने, पचंायत शिक्षा 
समिति के साथ मिलकर काम करने की भी परंपरा 
का अब तक विकसित नहीं होना, विद्यालय शिक्षा 
समिति द्वारा किए गए या फिर किए जा रह ेकार्यों 
का कोई शोध और मूल्यांकन का नहीं होना आदि। 
इस तरह यह समिति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन 
प्रभावी ढंग से कर पाने में सफल नहीं हो रही ह।ै फिर 
भी यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता ह ैकि यदि 
विद्यालय शिक्षा समिति के प्रावधान और क्रियान्वयन 
में समानता होगी तो निश्‍चित रूप से अभिवंचित 
समदुाय के बच्चों के शकै्षिक और सामाजि‍क परिदृश्य 
में सकारात्मक बदलाव आएगा और यह शिक्षा के 
सार्वभौमीकरण की परिकल्पना को साकार करने की 
दिशा में गति प्रदान करने वाला एक ‘मील का पत्थर’ 
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साबित होगा। अब तो राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 आ 
गई ह ैइसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के 
दायरे को बढ़ाया गया ह।ै इसके लाग ूहोने के बाद 

अभिवंचित समदुाय के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा 
प्रदान करने के अवसर और चनुौतियाँ दोनों और भी 
बढ़ जाएगँे। 
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